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 [2008] 17 एस.सी.आर. वामन नारायण घि�या

बनाम

 राजस्थान राज्य

(2008 की आपराघि क अपील संख्या 406)

12 दि)संबर, 2008

[ डॉ. अरिरजीत पासायत और डॉ. मकंुु)कम शमा2, जे. जे.]

          )डं प्रदि5या संदि6ता, 1973 - एस.439-अभि;यकु्त द्वारा माँगी गई जमानत-इस आ ार पर दिक उसे )स
में से छ6 मामलों में जमानत पर रिर6ा कर दि)या गया था दिक उसे आई.पी.सी. की  ारा 413 के त6त आरोपमुक्त
कर दि)या गया था और केवल उन अपरा ों के लिलए मुक)मे का सामना कर र6ा था जिजन पर मजिजस्ट्र ेट द्वारा
मकु)मा  दिवचारणीय था दिक व6 ढाई साल से अघि क समय से जेल में था और समान रूप से स्थिस्थत )ो स6-
अभि;यकु्तों को जमानत पर रिर6ा कर दि)या गया-उच्च न्यायालय द्वारा खारिरज कर दि)या गया। इसके बा) उच्च
न्यायालय द्वारा आई.पी.सी. की  ारा 413 के त6त आरोपमुक्त कर दि)या गया और इसके लिखलाफ अपील की
गई। उच्च न्यायालय के आ)ेश को वापस लेने के रूप में अपील को खारिरज कर दि)या गया। अपील )ालिखल की
गयी-अभि;यकु्त जमानत का 6क)ार न6ीं 6।ै

          जमानत-अथ2 और उदे्दश्य-जमानत )ेते समय पालन दिकए जाने वाले जिसद्धांत-आयोजिजत/)ालिखल दिकए
गए जमानत याघिचका पर दिवचार करते समय, साक्ष्य और दिवस्तृत )स्तावेजों पर दिवस्तृत चचा2 करें, जिजन गुणों से
बचा जाना चादि6ए-एक आरोपी को उसके अपरा  की  ारणा पर दि6रासत में न6ीं लिलया जाता 6,ै लेदिकन य6 एक
ऐसा तंत्र 6 ैजिजसके त6त राज्य कै)ी की उपस्थिस्थघित सुदिनघि^त करने का काय2 समु)ाय को सौंपता 6ै- अभि;यकु्त की
व्यदिक्तगत स्वतंत्रता और पुलिलस के जांच-अघि कार और समाज की रक्षा की आवश्यकता के बीच  और अभि;यकु्त
के नकुसान के खतरों से समाज की रक्षा की आवश्यकता और  अभि;यकु्त के पक्ष में दिन)bषता की आपराघि क
न्यायशास्त्र की मौलिलक तोप के बीच संतुलन बनाए रखा जाना 6।ै

          शब्) और वाक्यांश-'जमानत'-)डं प्रदि5या संदि6ता, 1973 के सं);2 में इसका अथ2।

          दिनरजंन सिंस6 आदि) बनाम प्र;ाकर राजाराम खरोटे आदि) ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 785; म6ाराष्ट्र
राज्य बनाम आनं) चैन्तामन दि)�े ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 625 और राज्य बनाम सुरेंद्रनाथ मो6तंी 1990
(3) एस.सी.आर. 462, पर दिन;2र थे।

          सलाउद्दीन अब्)लुसम) शेख बनाम म6ाराष्ट्र  राज्य ए.आई.आर. 1996 एस.सी 1042; के.एल. वमा2
बनाम राज्य और अन्य  1996(7)  स्केल  20; दिनम2ल जीत कौर बनाम एम.पी.  राज्य और अन्य  2004(7)
एस.सी.सी. 558; सनुीता )ेवी बनाम दिब6ार राज्य और अन्य  2004 Supp.(6)  एस.सी.आर. 707; ए.के.
गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 एस.सी. 1000, स)ंर्भि;त।

            स्ट्र ौड्स’ न्याघियक शब्)कोश (चौथा संस्करण 1971), स)ंर्भि;त दिकया गया।

मामला कानून सं);2ः
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           आपराघि क अपील न्यायदिनण2यः आपराघि क अपील 2008 की सं. 406

          जो पुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की काय2पालिलका के आ)ेश दि)नांदिकत 03.02.2006 से 2005 के
एस.बी. आपराघि क जमानत आवे)न संख्या 2759 में,

           एस.आर. बाजवा, दिववेक राज सिंस6 बाजवा, ए.पी. जैन, एल.पी. सिंस6,

  अकलान के. जैन, अनुराग जैन और एन. अन्नपुरानी      ...........अपीलाथx।

           अरुणेश्वर गुप्ता, ए.ए.जी., अल्ताफ अ6म), नवीन कुमार सिंस6, शाश्वत गुप्ता और ;ारत

           ;षूण                                                  ..........उत्तर)ाता।

           न्यायालय का दिनण2य इनके द्वारा दि)या गया था-

          डॉ. अरिरजीत पासायत, जे. 1. इस अपील में चुनौती जो पुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक दिवद्वान
एकल न्याया ीश द्वारा पारिरत आ)ेश को )ी गई 6ै,  जिजसमें  अपीलकता2  द्वारा )ायर जमानत के आवे)न को
खारिरज कर दि)या गया था। अपीलाकता2 द्वारा )ायर जमानत के लिलए पूव2  आवे)न को ;ी उच्च न्यायालय द्वारा
आ)ेश दि)नांदिकत 15.12.2003 को खारिरज कर दि)या गया था। अपीलाथx के दिवरूद्ध आरोप था दिक व6 ;ारी
रकम के लिलए प्राचीन वस्तुओ ंदिवशेषकर मूर्तितयों की दिव)ेशों में तस्करी की कई �ृभिणत गघितदिवघि यों में शादिमल 6।ै

2.          उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकता2 का पक्ष य6 था दिक उसे ट्र ायल कोट2  द्वारा ;ारतीय )डं संदि6ता,
1860 (संके्षप में 'आईपीसी') की  ारा 413 के त6त )डंनीय अपरा  से मुक्त कर दि)या गया था और इसलिलए
व6 केवल मकु)मे का सामना कर र6ा था, मजिजस्ट्र ेट की अ)ालत द्वारा दिवचारणीय अपरा , अथा2त् आईपीसी की
 ारा  457,380  और 411  के त6त। अपीलकता2 का य6 क6ना था दिक अभि;योजन पक्ष के गवा6ों के साक्ष्य
दिकसी ;ी आरोप के संबं  में उसकी )ोषजिसघिद्ध सुदिनघि^त करने के लिलए पया2प्त न6ीं थे। बताया गया दिक सात गवा6ों
की गवा6ी )ज2  की गई 6।ै उनमें से दिकसी ने ;ी उसे अपरा  में शादिमल न6ीं दिकया 6।ै उनसे और इसी तर6 के
अन्य स6-आरोदिपयों अथा2त् मैडम मो6न अग्रवाल और मनोज शमा2 से कोई वसूली न6ीं 6ुई 6ै, को जमानत पर
रिर6ा कर दि)या गया था। उनके लिखलाफ )ज2 )स मामलों में से छ6 मामलों में उन्6ें जमानत दिमल चुकी 6।ै व6 ढाई
वष2  से अघि क समय से जेल में 6ै और दिकसी ;ी स्थिस्थघित में व6 )डं प्रदि5या संदि6ता, 1973(संके्षप में 'सदंि6ता')
की  ारा  437(6)  में दिनदि6त प्राव ानों के मदे्दनजर जमानत का 6क)ार 6।ै राज्य ने इस आ ार पर जमानत
आवे)न का दिवरो  दिकया दिक एक समान मामले में आवे)क का आवे)न जयपुर पीठ द्वारा खारिरज कर दि)या गया
था और मामला इस न्यायालय में ले जाया गया था और कोई 6स्तके्षप न6ीं दिकया गया था। इसके अलावा
आईपीसी की  ारा 413 के त6त )डंनीय अपरा  के संबं  में आरोपमुक्त करने के आ)ेश को उच्च न्यायालय के
समक्ष एक पुनरीक्षण )ायर करके चुनौती )ी गई थी। उपरोक्त प6लुओ ंको ध्यान में रखते 6ुए जमानत प्राथ2ना पत्र
खारिरज कर दि)या गया।

3.          प्रघितवा)ी के दिवद्वान अघि वक्ता ने प्रस्तुत दिकया दिक यद्यदिप काय2वा6ी रोक )ी गई 6 ैऔर कई मामलों को
एक साथ जोड़ दि)या गया 6,ै आरोप पत्र 27.9.2003 को )ायर दिकया गया था और 21.4.2005 को आरोपमुक्त
करने का आ)ेश पारिरत दिकया गया था। इसके बा), एस.बी. 2005 की आपराघि क पनुरीक्षण संख्या 817 में उच्च
न्यायालय द्वारा आरोपमुक्त करने के आ)ेश को रद्द कर दि)या गया। मुदिक्त के उसी आ)ेश को2007 की आपराघि क
अपील संख्या 1585 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती )ी गई थी। जिजसे वापस ले लिलया गया मानकर खारिरज
कर दि)या गया। जमानत के लिलए प्राथ2ना पर पुनर्विवचार करने के लिलए अपीलकता2 द्वारा बताई गई एकमात्र दिवभिशष्ट
दिवशेषता आरोपमुक्त करने का आ)ेश था। जैसा दिक ऊपर उले्लख दिकया गया 6ै, इसे उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर
दि)या गया था। इसके लिखलाफ अपील को वापस लेने के रूप में खारिरज कर दि)या गया 6।ै

4.          सदंि6ता की  ारा 439 इस प्रकार 6ःै

           "439. (1) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय दिन)�श )े सकता 6 ै-

           (क) दिक कोई ;ी व्यदिक्त जिजस पर अपरा  का आरोप 6 ैऔर व6 दि6रासत में 6ै, जमानत पर रिर6ा दिकया
जा सकता 6ै और यदि) अपरा   ारा 437 की उप- ारा (3) में दिनर्वि)ष्ट प्रकृघित का 6ै,  तो कोई ;ी शत2  लगा
सकता 6,ै जिजसे व6 उस उप- ारा में उजिल्ललिखत उदे्दश्यों के लिलए आवश्यक समझता 6;ै

           (ख) दिक दिकसी ;ी व्यदिक्त को जमानत पर रिर6ा करते समय मजिजस्ट्र ेट द्वारा लगाई गई दिकसी ;ी शत2 को
अलग रखा जाए या संशोघि त दिकया जाए।''
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                                                                          (जोर )ेने के लिलए रखेांदिकत)

5.          प्राव ानों को पढ़ने से य6 स्पष्ट 6ै दिक संदि6ता की  ारा 439 के सं);2 में आवे)न करने के लिलए एक
व्यदिक्त को दि6रासत में 6ोना 6ोगा। संदि6ता की  ारा 438 "दिगरफ्तारी की आशंका वाले व्यदिक्त को जमानत )ेने के
दिन)�श" से संबंघि त 6।ै 

6.          सलाउद्दीन अब्)लुसम) शेख बनाम म6ाराष्ट्र  राज्य (एआईआर 1996 एससी 1042) में य6 इस
प्रकार )ेखा गया था: "गैर-जमानती मामलों में दिगरफ्तारी की प्रत्याशा में अदिग्रम जमानत )ी जाती 6ै,  लेदिकन
इसका मतलब य6 न6ीं 6ै दिक अपरा ी पर मकु)मा चलाने वाली दिनयदिमत अ)ालत को )रदिकनार करने की
कोभिशश की जा र6ी 6ै और य6ी कारण 6ै दिक उच्च न्यायालय ने जमानत जारी रखने के लिलए बा6री तारीख तय
की और उसकी समादिप्त की तारीख पर याघिचकाकता2 को जमानत के लिलए दिनयदिमत अ)ालत में जाने का दिन)�श
दि)या। य6 पालन करने के लिलए एक काननूी प्रदि5या 6ै क्योंदिक इसे तब म6सूस दिकया जाना चादि6ए जब सत्र
न्यायालय या उच्च न्यायालय अदिग्रम जमानत )े र6ा 6ो, य6 उस चरण में दि)या जाता 6ै जब जांच अ ूरी 6ोती 6ै
और इसलिलए, इसमें कभिथत अपरा ी के लिखलाफ सबूत की प्रकृघित के बारे में जानकारी न6ीं )ी गई 6।ै इसलिलए,
य6 आवश्यक 6ै दिक ऐसे अदिग्रम जमानत आ)ेश केवल सीदिमत अवघि  के 6ों और आमतौर पर उस अवघि  या
दिवस्तारिरत अवघि  की समादिप्त पर अदिग्रम जमानत )ेने वाली अ)ालत को साक्ष्य की सरा6ना के आ ार पर मामले
से दिनपटने के लिलए इसे दिनयदिमत अ)ालत पर छोड़ )ेना चादि6ए। जांच में प्रगघित 6ोने या आरोपपत्र )ालिखल 6ोने के
बा) इसे इसके समक्ष रखा जाता 6।ै"                                                 (जोर दि)या गया)

7.          के. एल. वमा2 बनाम राज्य और अन्य (1996 (7) स्केल 20) में न्यायालय ने दिनम्नलिललिखत दिटप्पणी
कीः

          "इस अ)ालत ने आगे क6ा दिक गैर-जमानती मामलों में दिगरफ्तारी की प्रत्याशा में अदिग्रम जमानत )ी
जाती 6ै,  लेदिकन इसका मतलब य6 न6ीं 6ै दिक दिनयदिमत अ)ालत, जिजसे अपरा ी पर मुक)मा चलाना 6ै,  को
नजरअं)ाज करने की कोभिशश की जा र6ी 6।ै इसलिलए,  य6 बताया गया दिक य6 आवश्यक 6ै दिक ऐसे अदिग्रम
जमानत आ)ेश केवल सीदिमत अवघि  के 6ों और आमतौर पर उस अवघि  या दिवस्तारिरत अवघि  की समादिप्त पर
अदिग्रम जमानत )ेने वाली अ)ालत को इससे दिनपटने के लिलए इसे दिनयदिमत अ)ालत पर छोड़ )ेना चादि6ए। जांच में
प्रगघित 6ोने या आरोपपत्र )ालिखल 6ोने के बा) सामने रखे गए सबूतों की सरा6ना पर। इसके द्वारा, न्यायालय य6
बताना चा6ता था दिक अदिग्रम जमानत का आ)ेश मुक)मे के अंत तक लागू न6ीं 6ोता 6ै,  लेदिकन य6 सीदिमत
अवघि  का 6ोना चादि6ए क्योंदिक दिनयदिमत अ)ालत को नजरअं)ाज न6ीं दिकया जा सकता 6।ै सीदिमत अवघि  का
दिन ा2रण मामले के तथ्यों और आरोपी को जमानत के लिलए दिनयदिमत अ)ालत में जाने के लिलए पया2प्त समय )ेने
और दिनयदिमत अ)ालत को जमानत आवे)न दिन ा2रिरत करने के लिलए पया2प्त समय )ेने की आवश्यकता को ध्यान
में रखते 6ुए दिकया जाना चादि6ए। )सूरे शब्)ों में, जब तक जमानत आवे)न का दिनपटारा दिकसी न दिकसी तर6 से
न6ीं 6ो जाता, तब तक अ)ालत आरोपी को अदिग्रम जमानत पर र6ने की अनुमघित )े सकती 6।ै इसे अलग ढंग से
क6ें तो, अदिग्रम जमानत एक अवघि  के लिलए )ी जा सकती 6ै जो जमानत आवे)न के दिनपटारे की तारीख तक या
उसके कुछ दि)नों तक ;ी बढ़ सकती 6 ैतादिक आरोपी व्यदिक्त यदि) चा6ें तो उच्च न्यायालय में जा सकें ।

                                                                                                        (जोर दि)या गया)

8.          दिनम2ल जीत कौर बनाम एम.पी. राज्य और अन्य (2004 [2008] (7) एस.सी.सी. 558) और
सनुीता  )ेवी  बनाम  दिब6ार  राज्य  और  अन्य  2003  की  एसएलपी  (सीआरएल)  संख्या  4601  से  उत्पन्न
आपराघि क अपील का दिनपटारा 6.12.2004 को दिकया गया, के.एल. वमा2 के मामले (सपु्रा) के मामले में कुछ ग्रे
के्षत्रों पर ध्यान दि)या गया। अवलोकन से संबंघि त "या उसके कुछ दि)न बा) ;ी तादिक आरोपी व्यदिक्त चा6ें तो उच्च
न्यायालय में जा सकें । य6 माना गया दिक उपरोक्त दिटप्पभिणयों से संदि6ता की  ारा 439 की आवश्यकता समाप्त
न6ीं 6ोती 6।ै  ारा  439 त;ी लागू 6ोती 6ै जब कोई व्यदिक्त "दि6रासत में" 6।ै के.एल. वमा2 के मामले(सुप्रा) में
सलाउद्दीन के मामले(सुप्रा) का सं);2 दि)या गया था। उक्त मामले में ऐसा कोई सकेंत न6ीं था जैसा दिक के.एल.
वमा2 के मामले(सुप्रा) में दि)या गया था, दिक आरोपी को कुछ दि)न दि)ए जा सकते 6ैं यदि) वे चा6ें तो उच्च न्यायालय
में जाएँ। संदि6ता की  ारा  439 की वै ादिनक आवश्यकता को उक्त अवलोकन द्वारा पूरी तर6 से दिनस्थि�5य न6ीं
क6ा जा सकता 6।ै

9.           ारा 439 की स्पष्ट ;ाषा को )ेखते 6ुए और दिनरजंन सिंस6 और अन्य मामले में इस न्यायालय के
दिनण2य को ध्यान में रखते 6ुए। वी.  प्र;ाकर राजाराम खरोटे और अन्य(एआईआर 1980 एससी 785), इसमें
कोई सं)े6 न6ीं 6ै दिक जब तक कोई व्यदिक्त दि6रासत में न6ीं 6ै, सदंि6ता की  ारा 439 के त6त जमानत के लिलए
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आवे)न सनुवाई योग्य न6ीं 6ोगा। य6 प्रश्न दिक दिकसी व्यदिक्त को संदि6ता की  ारा 439 के अथ2 में दि6रासत में कब
क6ा जा सकता 6,ै उपरोक्त दिनण2य में इस न्यायालय के समक्ष दिवचार के लिलए आया था।

10.          म6त्वपूण2  प्रश्न का दिवश्लषेण करने के बा) दिक जब कोई व्यदिक्त दि6रासत में 6ै, तो संदि6ता की  ारा
439 के अथ2 के त6त, दिनम2ल जीत कौर के मामले (सुप्रा) और सुनीता )ेवी के मामले(सपु्रा) में य6 माना गया
दिक  ारा 439 के त6त आवे)न करने के लिलए मूल;ूत आवश्यकता य6 6ै दिक आरोपी दि6रासत में 6ोना चादि6ए।
जैसा दिक सलाउद्दीन के मामले में )ेखा गया(सपु्रा)   ारा  438  के सं);2  में सुरक्षा सीदिमत अवघि  के लिलए 6ै,
जिजसके )ौरान जमानत के लिलए दिनयदिमत न्यायालय का रुख दिकया गया 6।ै जादि6र 6ै, ऐसी जमानत संदि6ता की
 ारा 439 के सं);2 में जमानत 6ै, जिजसके त6त आवे)क को दि6रासत में र6ना अदिनवाय2 6।ै अन्यथा,  ारा 438
और 439 के त6त आ)ेशों के बीच अंतर अथ26ीन और दिनरथ2क 6ो जाएगा।

वामन नारायण घि�या बनाम राजस्थान राज्य [डॉ. अरिरजीत पासायत, जे.]

11.          यदि)  ारा 438 की सुरक्षात्मक छतरी को सलाउद्दीन के मामले (सुप्रा) में दिन ा2रिरत सीमा से आगे
बढ़ाया जाता 6,ै तो परिरणाम स्पष्ट रूप से दि6रासत के संबं  में  ारा 439 में दि)ए गए आ)ेश को )रदिकनार कर
दि)या जाएगा। )सूरे शब्)ों में, जब तक आवे)क उच्च न्यायालयों तक उपचार का ला; न6ीं उठा लेता, तब तक
 ारा 439 की आवश्यकताएं दिनरथ2क बन जाती 6ैं। दिकसी क़ानून के दिकसी ;ी ;ाग को उस तरीके से दिनरथ2क
न6ीं बनाया जा सकता 6।ै

12.           ारा 438 एक प्रदि5यात्मक प्राव ान 6ै जो एक ऐसे व्यदिक्त की व्यदिक्तगत स्वतंत्रता से संबंघि त 6ै जो
दिन)bष 6ोने की )लील )ेने का 6क)ार 6ै,  क्योंदिक व6 संदि6ता की  ारा 438 के त6त शदिक्त के प्रयोग के लिलए
आवे)न की तारीख पर अपरा  के लिलए )ोषी न6ीं ठ6राया गया 6।ै जिजस पर व6 जमानत चा6ता 6।ै आवे)क को
य6 दि)खाना 6ोगा दिक उसके पास 'दिवश्वास करने का कारण' 6ै दिक उसे गैर-जमानती अपरा  में दिगरफ्तार दिकया
जा सकता 6।ै 'दिवश्वास करने का कारण' अभि;व्यदिक्त का प्रयोग दिक उसे गैर-जमानती अपरा  में दिगरफ्तार दिकया
जा सकता 6।ै  'दिवश्वास करने का कारण'  अभि;व्यदिक्त का उपयोग )शा2ता 6ै दिक आवे)क को उघिचत आ ार पर
दिगरफ्तार दिकया जाना चादि6ए। केवल "डर" दिवश्वास न6ीं 6ै,  इसी कारण से आवे)क के लिलए य6 दि)खाना पया2प्त
न6ीं 6ै दिक उसे दिकसी प्रकार की अस्पष्ट आशंका 6ै दिक कोई उसके लिखलाफ आरोप लगाने जा र6ा 6ै जिजसके
परिरणामस्वरूप उसे दिगरफ्तार दिकया जा सकता 6।ै आ ार जिजस पर आवे)क का य6 दिवश्वास आ ारिरत 6ै दिक उसे
गैर-जमानती अपरा  में दिगरफ्तार दिकया जा सकता 6,ै उसे जांच करने में सक्षम 6ोना चादि6ए। यदि) कोई आवे)न
उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में दिकया जाता 6ै, तो य6 संबंघि त न्यायालय को दिनण2य लेना 6ै दिक क्या मांगी
गई रा6त )ेने के लिलए एक मामला बनाया गया 6।ै आरोपी की दिगरफ्तारी के बा) प्राव ानों को लागू न6ीं दिकया जा
सकता 6।ै आम तौर पर एक व्यापक आ)ेश पारिरत न6ीं दिकया जाना चादि6ए। य6 अनु;ाग की ;ाषा से आता 6ै
जिजसके लिलए आवे)क को य6 दि)खाने की आवश्यकता 6ोती 6ै दिक व6 य6 दिवश्वास करने का कारण 6ै दिक उसे
दिगरफ्तार दिकया जा सकता 6।ै दिकसी दिवश्वास को उघिचत आ ार पर त;ी स्थादिपत क6ा जा सकता 6ै, जब उसके
आ ार पर कुछ ठोस 6ो, जिजसके आ ार पर य6 क6ा जा सके दिक आवे)क को य6 आशंका 6ै दिक उसे दिगरफ्तार
दिकया जा सकता 6।ै असली। आम तौर पर इस आशय का दिन)�श जारी न6ीं दिकया जाना चादि6ए दिक आवे)क को
"दिकसी ;ी अपरा  के लिलए दिगरफ्तार दिकए जाने पर"  जमानत पर रिर6ा कर दि)या जाएगा। इस तर6 के  'कंबल
आ)ेश' को पारिरत न6ीं दिकया जाना चादि6ए क्योंदिक य6 दिकसी ;ी और 6र तर6 की कभिथत गैरकाननूी गघितदिवघि  को
कवर करने या संरघिक्षत करने के लिलए एक कंबल के रूप में काम करगेा।  ारा 438 के त6त एक आ)ेश व्यदिक्त की
स्वतंत्रता को सुरघिक्षत करने वाला एक उपकरण 6ै, य6 न तो पासपोट2  6ै अपरा  करना और न 6ी सं;ादिवत या
अस;ंादिवत दिकसी ;ी और स;ी प्रकार के आरोपों के लिखलाफ ढाल। मामले के तथ्यों पर, ऊपर दिन ा2रिरत कानूनी
स्थिस्थघित की पृष्ठ;ूदिम में दिवचार करने पर,  य6 प्रथम दृष्टया ऐसा मामला प्रतीत न6ीं 6ोता 6ै ज6ां शत� में कोई
आ)ेश दि)या गया 6ो। संदि6ता की  ारा 438 को पारिरत दिकया जा सकता 6।ै

13.          "जमानत''  सीआरपीसी में एक अपरिर;ादिषत शब्) 6।ै क6ीं और इस शब्) को व ैादिनक रूप से
परिर;ादिषत न6ीं दिकया गया 6।ै संकल्पनात्मक रूप से, इसे 1948 के सयंकु्त राष्ट्र  मानवाघि कार �ोषणा के बा) से
प्रघितबं  लगाने वाले राज्य के लिखलाफ स्वतंत्रता के )ावे के अघि कार के रूप में समझा जाता 6।ै जिजसके लिलए
;ारतीय एक 6स्ताक्षरकता2  6ै,  जमानत की अव ारणा को मानव अघि कारों के )ायरे में  जग6 दिमल गई 6।ै
अभि;व्यदिक्त 'जमानत' का शब्)कोश अथ2 एक कै)ी की उपस्थिस्थघित के लिलए सुरक्षा को )शा2ता 6।ै रिर6ाई। व्यतु्पलित्त के
अनुसार, य6 शब्) व्यतु्पन्न 6ै एक पुरानी फ्रांसीसी दि5या 'बेलर' से जिजसका अथ2 6ै ')ेना' या ')ेना', 6ालांदिक एक
अन्य दृदिष्टकोण य6 6ै दिक इसकी व्यतु्पलित्त लदैिटन शब्) बयैलुारे से 6ुई 6ै, जिजसका अथ2 6ै 'बोझ उठाना'। जमानत
एक सशत2 स्वतंत्रता 6।ै स्ट्र ाउड्स ज्यूघिडभिशयल घिडक्शनरी (चौथा संस्करण 1971) कुछ अन्य दिववरण बताता 6।ै
इसमें क6ा गया 6;ै
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          जब दिकसी व्यदिक्त को गुडंाग)x, गंुडाग)x के सं)े6, गुंडाग)x का संकेत, या ऐसे दिकसी मामले के लिलए ले
जाया जाता 6ै या दिगरफ्तार दिकया जाता 6,ै तादिक उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सके - और कानून द्वारा
जमानती 6ोने के कारण,  अपरा  की जमानत उन लोगों के लिलए 6ोती 6ै जिजनके पास उसे जमानत )ेने का
अघि कार 6,ै जो राजा के उपयोग के लिलए एक दिनघि^त  नराभिश, या शरीर के ब)ले शरीर के रूप में ज़मानत)ार
उसके लिलए बाध्य 6ैं,  दिक व6 अगले सत्र आदि) में गोल घिडलीवरी के न्याया ीशों के सामने पेश 6ोगा। दिफर इन
ज़मानत के बांड पर, जैसा दिक ऊपर क6ा गया 6,ै व6 उसे जमानत )े )ी गई 6ै, अथा2त उसे उसकी उपस्थिस्थघित
के लिलए दिनयत दि)न तक स्वतंत्र रखा गया 6।ै

14.          इस प्रकार जमानत को एक तंत्र के रूप में माना जा सकता 6ै जिजसके त6त राज्य समु)ाय को
कैदि)यों की उपस्थिस्थघित सुदिनघि^त करने का काय2  सौंपता 6,ै और साथ 6ी न्याय प्रशासन में समु)ाय की ;ागी)ारी
;ी शादिमल करता 6।ै

15.          व्यदिक्तगत स्वतंत्रता मौलिलक 6ै और इसे केवल कानून द्वारा स्वीकृत दिकसी प्रदि5या द्वारा 6ी सीदिमत
दिकया जा सकता 6।ै एक नागरिरक की स्वतंत्रता दिनस्सं)े6 म6त्वपूण2  6ै लेदिकन य6 समु)ाय की सुरक्षा के साथ
संतुलन बनाने के लिलए 6।ै आरोपी की व्यदिक्तगत स्वतंत्रता और आरोपी की व्यदिक्तगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन
बनाए रखना आवश्यक 6।ै पुलिलस का जांच अघि कार। इसके परिरणामस्वरूप आरोपी की व्यदिक्तगत स्वतंत्रता और
मामले की जांच करने के पुलिलस के अघि कार में न्यूनतम 6स्तके्षप 6ोना चादि6ए। इसे )ो परस्पर दिवरो ी मांगों को
संतुलिलत करना 6ोगा, अथा2त्, एक तरफ, समाज की आवश्यकताएं अपरा  करने के कभिथत आरोप वाले व्यदिक्त
के )सु्सा6स के सपंक2  में आने के खतरों से बचाने के लिलए; और )सूरी ओर, आपराघि क न्यायशास्त्र की मौलिलक
तोप,  अथा2त,  दिकसी आरोपी को )ोषी पाए जाने तक उसके दिन)bष 6ोने का अनुमान लगाना  .स्वतंत्रता संपूण2
संयम के अनुपात में मौजू) 6ै,  )सूरों को 6मसे )रू रखने के लिलए जिजतना अघि क संयम 6ोगा,  6में उतनी 6ी
अघि क स्वतंत्रता दिमलेगी ()ेखें ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य एआईआर 1950 एससी 1000)।

16.          कानून की दिकसी ;ी अन्य शाखा की तर6, जमानत के कानून का अपना )श2न 6ै,  और न्याय
प्रशासन में एक म6त्वपूण2  स्थान रखता 6ै और जमानत की अव ारणा उस व्यदिक्त की स्वतंत्रता को प्रघितबंघि त
करने के लिलए पुलिलस शदिक्त के बीच सं�ष2  से उ;रती 6ै जिजस पर आरोप लगाया गया 6।ै अपरा  करना, और
कभिथत अपरा ी के पक्ष में दिन)bषता का अनुमान लगाना। दिकसी अभि;यकु्त को उसके अपरा  के आ ार पर )घंिडत
करने के उदे्दश्य से दि6रासत में न6ीं रखा जाता 6।ै

17.          अध्याय XXXIII में  ारा 436 से 450 तक शादिमल 6ैं।  ारा 436 और 437 में मुक)मे और सजा से
प6ले आरोपी व्यदिक्तयों को जमानत )ेने का प्राव ान 6।ै जमानत के प्रयोजनों के लिलए, अपरा ों को )ो शे्रभिणयों में
वगxकृत दिकया गया 6ै, अथा2त्, (i) जमानती, (ii) गैर-जमानती।  ारा 436 जमानती मामलों में जमानत और
 ारा  437  गैर जमानती मामलों में  जमानत )ेने का प्राव ान करती 6।ै जमानती अपरा  का आरोपी व्यदिक्त
मकु)मा लंदिबत र6ने तक जमानत पर रिर6ा 6ोने का 6क)ार 6।ै ऐसे अपरा ों के मामले में, यदि) आरोपी जमानत
)ेने के लिलए तयैार 6 ैतो पुलिलस अघि कारी को जमानत )ेने से इनकार करने का कोई दिववेक न6ीं 6।ै मजिजस्ट्र ेट को
जांच के )ौरान जमानत )ेने का के्षत्राघि कार तब दिमलता 6ै जब आरोपी को उसके सामने पेश दिकया जाता 6।ै
जमानती अपरा  में जमानत )ेने के दिववेक का कोई सवाल 6ी न6ीं 6।ै न्यायालय के लिलए एकमात्र दिवकल्प मुख्य
अपरा ी की सा ारण मान्यता लेना या ज़मानत के साथ सुरक्षा की मांग करना 6।ै इस  ारा के अ ीन व्यदिक्तयों
को तब तक दि6रासत में न6ीं लिलया जा सकता जब तक दिक वे जमानत )ेने या व्यदिक्तगत बांड दिन�पादि)त करने में
असमथ2  या अदिनच्छुक न 6ों। इस  ारा के त6त जमानत )ेते समय, जमानत)ारों के साथ सुरक्षा की मांग के
अलावा कोई शत2 लगाने का ;ी न्यायालय के पास कोई दिववेकाघि कार न6ीं 6।ै

18.          "जमानती अपरा " को सीआरपीसी की  ारा 2 के खंड (बी) में परिर;ादिषत दिकया गया 6ै, जिजसका
अथ2  6ै एक ऐसा अपरा  जो सीआरपीसी की प6ली अनुसूची में जमानती के रूप में दि)खाया गया 6ै, या जिजसे
दिकसी अन्य कानून द्वारा जमानती बनाया गया 6ै उस समय लागू 6ै; और "गैर-जमानती सी अपरा " का अथ2
एक अन्य अपरा  6।ै

19.          जमानत के लिलए आवे)न पर दिवचार करते समय, साक्ष्यों की दिवस्तृत चचा2 और गुणों के दिवस्तृत
)स्तावेजीकरण से बचना चादि6ए। य6 आवश्यकता उस वांछनीयता से उत्पन्न 6ोती 6ै जो दिकसी ;ी पक्ष को न6ीं
6ोनी चादि6ए, य6  ारणा दिक उसके मामले का पूव2-दिनण2य दिकया गया 6।ै एक प्राइमा का अस्थिस्तत्व केवल प्रथम
दृष्टया मामले पर दिवचार दिकया जाना 6।ै दिवस्तृत दिवश्लेषण या गुणों की दिवस्तृत खोज की आवश्यकता न6ीं 6।ै
(दिनरजंन सिंस6 और अन्य बनाम प्र;ाकर राजराम खरोटे और अन्य )ेखें। एआईआर 1980 एससी 785)। ज6ां
अपरा  गं;ीर प्रकृघित का 6ै, व6ां प्रश्न जमानत )ेने का दिनण2य अपरा  की प्रकृघित और गं;ीरता, साक्ष्य की प्रकृघित
और अन्य बातों के साथ-साथ जनता के व्यापक दि6त को ध्यान में रखते 6ुए दिकया जाना चादि6ए। (म6ाराष्ट्र  राज्य
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बनाम आनं) चिंचतामन दि)�े एआईआर  1990  एससी  625  और राज्य बनाम सुरेंद्रनाथ मो6तंी  1990 (3)
ओसीआर 462)।

20.          6में इस अपील में कोई योग्यता न6ीं दिमली, जिजसे तद्नसुार खारिरज कर दि)या गया 6।ै

 के.के.टी.                                                                                   याघिचका खारिरज कर )ी गई।

अनुवा)कता2                                                                              (राजवीर सिंस6)
                                                                        दिवशेष न्याया ीश (बाल न्यायालय) कक्ष सं. 1/
                                                                                     अपर सत्र न्याया ीश, मऊ।
                                                                                     जे०ओ० कोड-यू.पी. 6119


